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जिसका उत्‍तर 24 नवम्‍बर, 2014 को दिया जाना है ।
.....
गंगा में अपशिष्‍ट तथा बहाया जाने वाला कचरा
153.  श्री सालिम अन्‍सारी :
क्‍या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(1) क्‍या सरकार ने अनेकों इकाइयों से निकलने वाले औद्योगिक अपशिष्‍ट की निगरानी के लिए गंगा के किनारे संवेदनशील बिंदुओं पर उच्‍च तकनीक वाले संवेदक लगाने का निर्णय लिया है ;

(2) यदि हां, तो संवेदकों के लगाए जाने हेतु निर्धारित समय-सीमा के साथ परियोजनाओं का ब्‍यौरा क्‍या है ;

(3) क्‍या सरकार को जानकारी है कि गंगा किनारे बसे अनेक शहरों में अप्राधिकृत औद्योगिक इकाइयां हैं, जो अपशिष्‍ट और अपशिष्‍ट जल के मुख्‍य स्रोत हैं ; और 
(4) यदि हां, तो ऐसी इकाइयों की पहचान करने और अब से उन्‍हें बंद करने के लिए क्‍या कदम उठाए जा रहे हैं ?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्‍य मंत्री  (प्रो. सांवर लाल जाट)
(क) और (ख)
जी, हां । केन्‍द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने 11 गंगा बेसिन राज्‍यों के राज्‍य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) को 31 मार्च, 2015 से पहले गंगा बेसिन में प्रचालित अत्‍यंत प्रदूषक उद्योगों (जीपीआई) द्वारा ‘तत्‍काल समय अपशिष्‍ट निगरानी पद्धति’ के संस्‍थापन के लिए जल अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1) (ख) के अंतर्गत निर्देश जारी किए हैं । 
(ग) और (घ)
जी, हां । एनजीआरबीए कार्यक्रम के अंतर्गत स्‍वीकृत प्रदूषण सूचीकरण, आकलन और निगरानी (पीआईएएस) परियोजना के तहत सीपीसीबी ने कुल 764 अत्‍यंत प्रदूषक उद्योग (जीपीआई) सूचीबद्ध किए हैं । अब तक, सीपीसीबी द्वारा 727 अत्‍यंत प्रदूषक उद्योगों का निरीक्षण किया गया है और जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अनुपालना नहीं करने वाले 178 उद्योगों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है । सीपीसीबी द्वारा 48 अत्‍यंत प्रदूषक उद्योगों को उद्योग बंद करने के नोटिस जारी किए गए हैं ।
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